भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 268
06.12.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर
लंबित रेलवे परियोजनाएं 
268.
श्रीमती नाजनीन फारूख:

क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या यह सच है कि देश में बड़ी संख्‍या में रेलवे परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?
(2) विशेषकर असम में चालू/लंबित रेल परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति क्‍या है; 
(3) उनको पूरा करने में अत्‍यधिक विलंब के क्‍या कारण हैं और उसके परिणाम-स्‍वरूप कितनी लागत वृद्धि हुई है; 
(4) आबंटित और व्‍यय की गई निधियों का परियोजना-वार ब्‍यौरा क्‍या है; और 
(5) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आगे होने वाली लागत वृद्धि से बचा जा सके?

उत्‍तर
रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी) 
(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 

बकाया रेल परियोजनाओं के संबंध में 6.12.2013 को राज्‍य सभा में श्रीमती नाजनीन फारूख द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 268 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर से संबंधित विवरण। 
(1) जी हां, 1.04.2013 की स्थिति के अनुसार, 368 रेल परियोजनाएं जिसमें 243269 करोड़ रू. की लागत पर 36387 कि.मी. की लंबाई शामिल है, निष्‍पादन के विभिन्‍न स्‍तरों पर हैं। 
(2) से (ड.): लंबाई, लागत, परिव्‍यय और समग्र रूप से वित्‍तीय प्रगति को दर्शाती हुई असम में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली परियोजनाओं का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है।
	क्र.सं.
	परियोजना का नाम
	लंबाई (कि.मी. में)
	नवीनतम प्रत्‍याशित लागत 
	परिव्‍यय
	समग्र रूप से वित्‍तीय प्रगति (%)

	
	
	
	करोड़ रू. में 
	

	
	नई लाइन
	
	
	
	

	1. 
	डिब्रुगढ़ और ना‍र्थ बैंक लाइन (46 किमी) के बीच लिकिंग लाइनों सहित बोगीबील ब्रिज
	73
	4500
	340.00
	61.35

	2. 
	दुधनोई-मेंधीपाथर 
(19.75 किमी) 
	19.75
	175.43
	40.00
	77.20

	3. 
	हारमुती-नाहरलगून (पहले था हरमुती-इटानगर) 
	20
	406.4 
	60.00
	71.93

	4. 
	मुरकोंगसलेक-पासीघाट (30.617 किमी)
	30.617
	165.82
	1.00
	0.69

	5. 
	न्‍यू मोचनागुरी-जोगीघोपा एनएल न्‍यू मल-मोयनागुरी रोड और न्‍यू चागराबांदा-चागराबांदा 
(3 किमी) सहित
	260
	1655.81
	140.00
	69.83

	6. 
	तेतलीया-बरिहाट (21.50 किमी)

	21.5
	385.2
	50.00
	39.75

	
	आमान परिवर्तन 
	
	
	
	

	1. 
	कटखल-भैराबी (84 किमी)
	84
	218.36
	15.00
	54.26

	2. 
	मिगरेंडिसा-डिटौकचेरा (198 किमी) सहित लम्डिंग-सिलचर, एक्‍सटे. बदरपुर-बैराग्राम (44 किमी) तथा नई एमएमबैराग्राम-दुलाबचेरा के आमान परिवर्तन के लिए करीमगंज में बाईपास के साथ (29.40 किमी) और करीमगंज-मैशाशन (10.30 किमी) 
	482.73
	4255.37
	375.00
	80.22

	3. 
	न्‍यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्‍यू बोंगाईगांव नई लाइन चालसा-नक्‍सलबाड़ी (16 किमी) नई लाइन के लिए ब्रांचलाइनों और न्‍यू एमएम सहित। 
	433
	1418.21
	1.00
	72.87

	4. 
	रंगिया-मुरकॉगसलेक लिंक्ड फिगंर्स के साथ (510.33 किमी)
	510.33
	2232.5
	425.00
	66.64

	
	दोहरीकरण 
	
	
	
	

	1. 
	लम्डिंग-होजाई पैच ड‍बलिंग (44.92 किमी)
	44.92
	246.07
	2.00
	0.20

	2. 
	न्‍यू बोगांईगांव-कामख्‍या वाया रंगिया (142 किमी)  
	142
	1798
	0.10
	0.00


रेलवे के पास संसाधनों की सीमित उपलब्‍धता के साथ चालू परियोजनाओं का भारी बकाया कार्य है जिसके परिणामस्‍वरूप निष्‍पादन की लंबी अवधि हेतु निधियां थोड़ी-थोड़ी हैं। 
निधि संबंधी कठिनाईयों से इत्‍तर, परियोजनाओं के निष्‍पादन में विलंब के लिए निम्‍नलिखित कारक भी जिम्‍मेवार थे:- 
(i) भूमि अधिग्रहण तथा वन संबंधी क्लियरियेंस में विलंब। 
(ii) प्रतिकूल कानून एवं व्‍यवस्‍था की स्थिति तथा अन्‍य बाजारी शक्तियां
(iii) कांट्रैक्‍ट की विफलता
(iv) यातायात संबंधी पैटर्न इत्‍यादि में बदलाव जिसे परियोजना की स्‍वीकृति के समय प्रत्‍याशित नहीं किया जा सका, के कारण कार्य के दायरे में तकनीकी बदलाव, निर्माण के विकसित स्‍टैण्‍डर्ड तथा अन्‍य बदलाव।
परियोजना के पूरा करने में तेजी लाने के लिए गैर बजटीय उपायों जैसे राज्‍य सरकार तथा अन्‍य लाभार्थियों द्वारा फंडिंग एसपीवी आधार पर रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्‍यम से परियोजना का निष्‍पादन इत्‍यादि के द्वारा अतिरिक्‍त संसाधन सृजित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। 
इसके अतिरिक्‍त, भूमि अधिग्रहण, सुरक्षा संबंधी मामले तथा वन संबंधी क्लिरियेंस इत्‍यादि के कारण होने वाले विलंब में कमी करने के लिए राज्‍य सरकार के अधिकारियों के साथ विभिन्‍न स्‍तर पर समय-समय पर बैठकें की जाती है। क्षेत्र की इकाइयों को शक्तियों के और प्रत्‍यायोजन से अधिकृत किया गया है और कांट्रैक्‍ट प्रबंधन में दक्षता करने के लिए कांट्रैक्‍ट की शर्तों को आशोधित किया गया। सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरणीय मामले की राज्‍य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ जल्‍द अनुमोदन के लिए उठाए जाते हैं। 
*****
